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अतारांककत प्रश्न संख्या 3361 
क्जसका उत् तर 20 मार्च, 2025 को ददया जाना है। 

..... 
रािी-ब्यास नदी जल की उपलब्धता 

3361. श्रीमती हरससमरत कौर बादल: 
क्या जल शक्तत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

(क)  सरकार द्वारा पंजाब के अनुरोध पर अंतरााष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर रावी-ब्यास नदी जल की 
उपलब्धता का पुनममालयांकन करने के ललए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; 

(ख)  सरकार पंजाब के 76.5 प्रततशत ब्लॉकों में अत्यधधक दोहन के कारण राज्य में अत्यधधक तेजी 
से धगरते भमजल स्तर को रोकने के ललए ककस प्रकार योजना बना रही है; 

(ग) क्या पंजाब में ववशेष रूप से भमजल संरक्षण के उद्देश्य को पमरा करने के ललए केन्द्र द्वारा 
प्रायोजजत कोई योजना है और यदद हा,ं तो तत्सबंंधी ब्यौरा क्या है; 

(घ)  उत्तराधधकारी राज्य लसद्धांत के तहत सरकार का पजंाब द्वारा यमुना जल के ललए ककए गए 
दावे पर क्या रुख है, जैसा कक उक्त राज्य का तका  है कक हररयाणा को रावी-ब्यास जल स ेलाभ 
होता है और यमुना को जल बंटवारे के दायरे से बाहर रखने के क्या कारण हैं; 

(ङ)  क्या सरकार यह देखत ेहुए कक पंजाब ने लसचंाई के ललए नहर के जल का उपयोग 21 प्रततशत 
से बढाकर 84 प्रततशत कर ददया है, राज्य को उसकी लसचंाई अवसरंचना को और अधधक उन्द्नत 
बनाने और भमजल पर तनभारता को कम करने के ललए कोई तकनीकी या ववत्तीय सहायता प्रदान 
कर रही है और यदद हां, तो तत्संबधंी ब्यौरा क्या है; और 

(च)  रावी-ब्यास न्द्यायाधधकरण के तनणाय आने की अनुमातनत समय-सीमा क्या है? 
उत्तर 

जल शक्तत राज्य मंत्री    श्री राज भूषण र्ौधरी 
(क): वषा 1981 के समझौते के अनुसार पंजाब, हररयाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी-ब्यास के 
अधधशेष जल का आवंटन वषा 1921-1960 (17.17 एमएएफ) की प्रवाह श्ृखंला के आधार पर ककया 
गया था। इस समझौते में यह भी प्रावधान है कक ककसी भी वषा में 17.17 एमएएफ के आंकडे में कोई 
पररवतान होने पर, जम्मम-कश्मीर और ददलली जल आपमतता के ललए ककए गए आवंटन में बबना ककसी 
पररवतान के शेयरों में यथानुपात पररवतान ककया जाएगा। 

(ख): देश के डायनालमक भमजल संसाधनों का आकलन वषा 2022 से कें रीय भमजल बोडा (सीजीडब्लयमबी) 
और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रततवषा ककया जा रहा है। भमजल संसाधन आकलन-2024 के 
अनुसार, पंजाब में कुल वावषाक भमजल तनष्ट्कषाण 27.66 बबललयन क्यमबबक मीटर (बीसीएम) आंका गया 
है, जजसमें से 26.24 बीसीएम लसचंाई के उपयोग के ललए है। 

  153 ममलयांकन इकाइयों में से, 115 ममलयांकन इकाइयों (75.16%) को ‘अत्यधधक दोहन’, 4 
ब्लॉकों (2.61%) को ‘गंभीर’, 12 ब्लॉकों (7.84%) को ‘अधा-गंभीर’ और 22 ब्लॉकों (14.38%) को 
‘सुरक्षक्षत’ के रूप में वगीकृत ककया गया है।  



   जल राज्य का ववषय होने के कारण जल संसाधन ववकास से संबंधधत पहलुओं का अध्ययन, 
आयोजना, ववत्तपोषण और तनष्ट्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वय ंउनके अपने संसाधनों और प्राथलमकताओ ं
के अनुसार ककया जाता है। भारत सरकार की भमलमका जल संसाधन, नदी ववकास और गंगा सरंक्षण 
ववभाग द्वारा कायााजन्द्वत की जा रही मौजमदा स्कीमों के संदभा में एक प्रेरक (कैटललस्ट) बनन,े तकनीकी 
सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंलशक ववत्तीय सहायता प्रदान करने तक सीलमत है। तथावप, 
देश में जल संचयन को बढावा देने के ललए ववलभन्द्न कदम उठाए गए हैं: 
 

• पंजाब राज्य में 50369 वगा ककलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभतृ मानधचत्रण अध्ययन ककया गया 
है। एनएक्यमआईएम अध्ययनों के आधार पर भमजल प्रबधंन योजनाएँ तैयार की गई हैं और राज्य 
और जजला अधधकाररयों के साथ ररपोटें साझा की गई हैं। 

• भमजल प्रबधंन के ललए मुद्दा आधाररत वैज्ञातनक इनपुट प्रदान करने के ललए उच्चतर जानकारी 
प्राप्त करने हेतु पंजाब में लुधधयाना और संगरूर जजलों के प्राथलमकता वाले क्षेत्रों में क्रमशः 
खराब गुणवत्ता और अतत-दोदहत क्षेत्र शे्णी के अंतगात एनएक्यमआईएम 2.0 अध्ययन ककए गए 
थे। 

• पंजाब के 23 जल संकटग्रस्त जजलों के ललए 1:50000 के पैमाने पर 48537 वगा ककलोमीटर 
क्षेत्र को कवर करते हुए कृबत्रम पुनभारण हेत ुएक मास्टर प्लान तैयार ककया गया है तथा राज्य 
सरकार के साथ साझा ककया गया है। 485366 कृवष तालाबों तथा 689761 छत वषाा जल 
संचयन संरचनाएं प्रस्ताववत की गई हैं। 

• 20 जजलों के ललए जीआईएस आधाररत ररचाजा प्लान तैयार ककया गया है।  

• पंजाब के ववलभन्द्न भागों में कुल 34 जन संपका  कायाक्रम आयोजजत ककए गए, जजनमें 3148 
व्यजक्तयों ने भाग ललया। भागीदारीपमणा भमजल प्रबधंन के महत्व पर जागरूकता को बढावा देने 
और भमजल पर तनभारता कम करने तथा भमजल स्तर को पुन:स्थावपत करन ेके ललए लोगों में 
जागरूकता बढान ेके ललए वषा 2012 के पश्चात स ेदटयर-II और दटयर-III स्तर के प्रलशक्षण 
आयोजजत ककए जा रहे हैं। अब तक दटयर-II के कुल 06 और दटयर-III के 15 प्रलशक्षण आयोजजत 
ककए जा चुके हैं। 

• जल संसाधन, नदी ववकास और गंगा संरक्षण ववभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीतत (2012) तैयार 
की गई है, जो वषाा जल संचयन और जल संरक्षण की पक्षधर है। शहरी क्षेत्रों में, जहाँ भी 
तकनीकी-आधथाक रूप से संभव हो, वषाा जल संचयन को प्रोत्सादहत ककया जाना चादहए ताकक 
उपयोग योग्य जल की उपलब्धता बढाई जा सके। वषाा जल संचयन के कायाान्द्वयन में जल 
ववज्ञान, भमजल संदमषण, प्रदमषण और जस्प्रंग बहाव जैसे मापदंडों की वैज्ञातनक तनगरानी शालमल 
होनी चादहए। 

• इसके साथ-साथ, इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल ववधेयक पररचाललत  
ककया है, ताकक वे इसके ववकास के ववतनयमन के ललए उपयुक्त भमजल कानमन बना सकें , जजसमें 
वषाा जल सचंयन का प्रावधान भी शालमल है। अब तक, 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने भमजल 
कानमन को अपनाया और कायााजन्द्वत ककया है। मॉडल ववधेयक में यह पररकलपना की गई है कक 
शहरी क्षेत्रों में, इमारतों की छतों और अन्द्य खुले क्षते्रों से उपलब्ध वषाा जल का उपयोग भमजल 
पुनभारण के ललए लाभकारी रूप से ककया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में व्यवहाया वषाा जल संचयन 
संरचनाओं में पुनभारण गड्ढे, खाई, मौजमदा ट्यमबवेल या खुले हुए कुएं आदद शालमल हैं। 



• आवासन और शहरी काया मंत्रालय ने मॉडल बबजलडगं बायलॉज, 2016 जारी ककया है, जजसमें 
100 वगा मीटर या उससे अधधक आकार के प्लॉट वाले सभी प्रकार के भवनों के ललए वषाा जल 
संचयन की लसफाररश की गई है। अब तक, 35 राज्यों ने अपने-अपने बबजलडंग बायलॉज में इन 
प्रावधानों को शालमल कर ललया है। 

 (ग): भमजल प्रबंधन एवं ववतनयमन (जीडब्लयमएमआर) स्कीम पंजाब सदहत पमरे देश में कायााजन्द्वत एक 
सतत केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है। इस स्कीम को वषा 2021-26 की अवधध के ललए जारी रखने की मंजमरी 
दी गई है। जीडब्लयमएमआर स्कीम के अंतगात, भमजल संसाधनों के सतत ववकास और प्रबंधन के ललए 
वैज्ञातनक इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब सदहत पमरे देश में भमजल संसाधनों की खोज, तनगरानी, 
ममलयांकन और प्रबंधन से संबंधधत कायाकलाप ककए जाते हैं। 

(घ): ओखला तक यमुना नदी के उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों के आवटंन के ललए,  वषा 1994 
में पांच सह-बेलसन राज्यों अथाात हररयाणा, उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सदहत), राजस्थान, दहमाचल प्रदेश और 
ददलली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ककए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, इन 
सह-बेलसन राज्यों द्वारा एक्स-ताजेवाला और एक्स-ओखला में उक्त बेलसन के पानी का उपयोग उनकी 
लसचंाई और पेयजल आवश्यकताओं को पमरा करने के ललए ककया जा रहा था। तदनुसार, यमुना नदी 
(ओखला तक) के उपयोज्य जल संसाधन उपरोक्त सह-बेलसन राज्यों को आवदंटत ककए जाते हैं।  

(ड़): पंजाब राज्य में एक प्रमुख बहुउद्देशीय पररयोजना (शाहपुरकंडी बांध पररयोजना), दो ववस्तार, 
नवीनीकरण और आधुतनकीकरण (ईआरएम) पररयोजनाएं (सरदहदं फीडर नहर की रीलाइतनगं और 
राजस्थान फीडर नहर की रीलाइतनगं) और एक कमांड क्षेत्र ववकास और जल प्रबंधन (सीएडी और 
डब्लयमएम) पररयोजना (कोटला शाखा भाग-II) हैं, जजन्द्हें जल संसाधन, नदी ववकास और गगंा संरक्षण 
ववभाग, जल शजक्त मंत्रालय द्वारा आंलशक रूप से ववत्त पोवषत ककया जा रहा है। इन चालम पररयोजनाओ ं
के ललए, कुल 1,330.38 करोड रुपये की कें रीय सहायता जारी की गई है। इसके अलावा, पंजाब में कंडी 
नहर ववस्तार चरण II और प्रथम पदटयाला फीडर और कोटला शाखा पररयोजनाएं रीहेबबलेशन नामक दो 
पररयोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतगात पमरी हो चुकी हैं। 

इन पररयोजनाओं के माध्यम से नई लसचंाई क्षमता का सजृन ककया जा रहा है, क्षततग्रस्त हुई 
लसचंाई क्षमता को पुनः स्थावपत ककया जा रहा है, सजृजत और उपयोग की गई लसचंाई क्षमता के बीच 
के अंतर को पाटा जा रहा है, ताकक लसचंाई में सतही जल का योगदान बढाया जा सके। 

(र्): रावी ब्यास जल अधधकरण (आरबीडब्लयमटी) का गठन अंतरराज्यीय नदी जल वववाद अधधतनयम, 
1956 के तहत ददनांक 02.04.1986 को ककया गया था। अधधकरण ने ददनांक 30.01.1987 को 
आईएसआरडब्लयमडी अधधतनयम की धारा 5(2) के तहत अपनी ररपोटा भेज दी है। इसके अलावा, अधधकरण 
को आईएसआरडब्लयमडी अधधतनयम की धारा 5(3) के अंतगात संबंधधत राज्य सरकारों और कें र सरकार 
से ऐसे स्पष्ट्टीकरण अथवा मागादशान देने के ललए संदभा प्राप्त हुए हैं जजन्द्हें वह उधचत समझे। चमंकक, 
आईएसआरडब्लयमडी अधधतनयम की धारा 5(3) के तहत आग ेकी ररपोटा अभी भी अधधकरण द्वारा प्रस्ततु 
की जानी है, इसललए अधधकरण द्वारा आगे की ररपोटा प्रस्ततु करने का समय, समय-समय पर बढाया 
गया है। इसे वपछली बार ददनांक 02.08.2024 की राजपत्र अधधसमचना संख्या एस.ओ. 3114 (ई) द्वारा 
ददनांक 05.08.2025 तक बढाया गया था। 

 

***** 


